भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
राजस्‍व विभाग
अतारांकित प्रश्‍न सं. 229
(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

काला धन प्रकटन योजना
229.
श्री नीरज शेखर:

श्री प्रभात झा: 

क्‍या वित्‍त मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
विदेशी परिसंपत्तियों के खुलासे के लिए तीन महीनों के अनुपालन विंडों के तहत कितनी घोषणाएं की गई;    
(ख)
उक्‍त खुलासे के तहत घोषित कुल काले धन का ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ग)
उक्‍त काला धन घोषणा योजना द्वारा संग्रहीत कर का ब्‍यौरा क्‍या है; 
(घ)
क्‍या 1997 की वीडीआईएस जैसी समान योजना की तुलना में उक्‍त योजना बुरी तरह असफल रही है; और 
(ड.)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है?  

उत्‍तर
वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क)
नये अधिनियमित काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की एक बारगी अनुपालना विंडों के अंतर्गत, घोषणा दायर करने की अंतिम तारीख अर्थात 30.9.2015 तक कुल 635 घोषणाकर्त्‍ताओं ने घोषणाएं दायर की है। 
(ख)
उपर्युक्‍त एक बारगी अनुपालना विंडों के अंतर्गत, घोषणाकर्त्‍ताओं द्वारा 4160 करोड़ रुपये के मूल्‍य की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों की घोषणा की गई। 
(ग)
उक्‍त घोषणाकर्त्‍ताओं द्वारा, 1.7.2015 की स्थिति के अनुसार, कर के रुप में ऐसी अघोषित परिसंपत्तियों की कीमत का 30 प्रतिशत, और 31 दिसम्‍बर, 2015 को अथवा इससे पहले, 1.7.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसी अघोषित परिसंपत्तियों का और 30 प्रतिशत शास्ति के रुप में अदा करना अपेक्षित होगा। 26.11.2015 तक कर और शास्ति के रुप में 16.69 करोड़ रुपये की धनराशि संग्रहित की गई है। 
(घ) और (ड.): नये अधिनियमित काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की एक बारगी अनुपालना विंडों, निम्‍नलिखित कारणों सहित विभिन्‍न कारणों से वीडीआईएस 1997 अथवा अन्‍य ऐसी योजनाओं के साथ तुलनीय नहीं है: (i) नये कानून की एक बारगी अनुपालना विंडों, स्‍वैच्छिक प्रकटन योजना/सर्वक्षमा योजना जैसी नहीं है। (ii) एक बारगी अनुपालना विंडों, केवल अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों के संबंध में थी। (iii) एक बारगी अनुपालना विंडों में न केवल 1.7.2015 की स्थिति के अनुसार अघोषित परिसंपत्तियों की कीमत के 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान था, अपितु घोषित की गई अघोषित परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसे कर के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति लगाने का प्रावधान भी था। 
----------         
